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प्रदेश के 12 नए जिलोों मेें केें द्रीय सहकारी बैैंक खोलने की कवायद 
बालोतरा समेत कई नए जिलोों को जल्द मिलेगी सीसीबी की सौगात

 विधानसभा मेें ताराांकित प्रश्न पर सरकार का स्पष्ट रुख, नए जिलोों मेें वित्तीय सुदृढ़़ीकरण की जगी आस

जयपुर । राजस्थान मेें सहकारी आंदोलन को 
अब जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत 
करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक और 
वित्तीय फेरबदल की प्रक्रिया तेज कर दी है। 
हाल ही मेें राजस्थान विधानसभा मेें पचपदरा 
विधायक अरुण चौधरी द्वारा उठाए गए 
ताराांकित प्रश्न के जवाब मेें सरकार ने स्पष्ट 
किया है कि प्रदेश के नवगठित जिलोों मेें 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों की स्थापना को लेकर 
सर्वे का कार््य पूरा कर लिया गया है और 
कई जिलोों मेें गठन की प्रक्रिया तेजी से चल 
रही है। इस कदम से ग्रामीण अर््थव्यवस्था, 
किसानोों और स्थानीय काश्तकारोों को उनके 
ही गृह जिले मेें बैैंकिग सहूलियतेें मिलने का 
मार््ग प्रशस्त होगा। ​राजस्थान मेें सहकारी 
आंदोलन का इतिहास दशकोों पुराना है, 
जिसकी जड़ेें ग्रामीण ऋण और किसानोों को 
महाजनोों के चंगुल से बचाने के लिए बोई 
गई थीीं। पूर््ववर्ती समय मेें जब नए जिलोों 
का गठन हुआ, तो प्रशासनिक सीमाएं तो 

बदल गईं, लेकिन वित्तीय और सहकारिता 
ढाांचा पुराने बड़े जिलोों के अधीन ही काम 
करता रहा। मिसाल के तौर पर, बालोतरा, 
ब्यावर, डीडवाना-कुचामन या फलौदी जैसे 
नए जिले बनने के बाद भी वहाां के किसानोों 
और ग्रामीण सहकारियोों को बैैंकिग कार्ययों 
के लिए पुराने जिला मुख्यालयोों के चक्कर 
काटने पड़ते थे। इससे न केवल समय और 
धन की बर्बादी होती थी, बल्कि सहकारी 
आंदोलन का मूल उद्देश्य यानी त्वरित और 
सुलभ वित्तीय सेवाएं भी प्रभावित हो रहा था।

अतीत के प्रशासनिक ढाांचे से 
निकलकर अब विकेें द्रीकरण की ओर 
बढ़ रहा है सहकारिता का दायरा

​विधायक अरुण चौधरी के 
सवाल के जवाब मेें सहकारिता 
विभाग की ओर से स्पष्ट किया 
गया कि बालोतरा जिले मेें नवीन 
केें द्रीय सहकारी बैैंक की स्थापना 
के लिए सर्वे करवाया जा चुका 
है और सर्वे के उपराांत अब इस 
नए जिले मेें बैैंक के गठन की 
औपचारिक प्रक्रिया तेजी से 
गतिमान है। हालाांकि, कुछ अन्य 
नवगठित जिलोों जैसे फलौदी के 
संदर््भ मेें अभी प्रक्रिया को नियमोों 
के तहत परखा जा रहा है, लेकिन 
कुल 12 जिलोों के लिए आई सर्वे 
रिपोर््ट ने यह साफ कर दिया है 
कि आने वाले दिनोों मेें राजस्थान 
का सहकारी आंदोलन का नक्शा 
पूरी तरह बदलने वाला है।

​बालोतरा के लिए 
विशेष राहत, अन्य 

जिलोों मेें भी हलचल

​किसानोों और ग्रामीण अंचल को मिलेेंगे ये बड़े लाभ
​सस्ती ब्याज दरोों पर ऋण : किसानोों को समय पर अल्पकालीन 
फसली ऋण और कृषि यंत्ररों के लिए ऋण अपने ही जिले से मिल 
सकेगा।
​प्रशासनिक सुगमता :  ग्राम सेवा सहकारी समितियाां पैक्स का 
नियंत्रण और संचालन स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी होगा।
​रोजगार के अवसर :  नए केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के खुलने से 
स्थानीय स्तर पर बैैंकिग सेक्टर मेें रोजगार के नए द्वार खुलेेंगे।

​सहकारिता विशेषज्ञञों का 
मानना है कि यदि इन 

12 नए जिलोों मेें केें द्रीय 
सहकारी बैैंक मूर््त रूप ले 

लेते हैैं, तो राजस्थान देश मेें 
सहकारिता के क्षेत्र मेें एक 
बार फिर अग्रणी राज्ययों की 
पंक्ति मेें मजबूती से खड़ा 

नजर आएगा।

​वर््तमान परिदृश्य और विधानसभा मेें हुआ बड़ा खुलासा
​विधानसभा मेें आए आधिकारिक जवाब के अनुसार, सरकार ने सहकारिता के 
दायरे को व्यापक बनाते हुए प्रदेश के 12 नए जिलोों मेें नवीन केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों की स्थापना हेतु सर्वे का कार््य पूरा कर लिया है। ​सरकार द्वारा सदन मेें 

प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिन 12 नए जिलोों मेें सर्वे कराया गया है, 

​बालोतरा सीसीबी प्रस्तावित
​ब्यावर जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​धौलपुर जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​डीडवाना- कुचामन जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​करौली जिले मेें सर्वे पूर््ण 
सलूंबर जिले मेें सर्वे पूर््ण 

​खैरथल तिजारा जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​​कोटपूतली बहरोड़ जिले मेें सर्वे पूर््ण 
फलौदी मेें नियमोों के तहत प्रक्रियाधीन 
​प्रतापगढ़ जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​राजसमंद जिले मेें सर्वे पूर््ण 
​डीग जिले मेें सर्वे पूर््ण 
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अरावली की तलहटी मेें सहकारिता विभाग की पहल: 
सुमेल गाांव मेें 64 एकड़ मेें आकार लेगा ‘सहकार वन’

जयपुर। राजधानी के अरावली 
पर््वतमाला की गोद मेें बसे सुमेल गाांव 
(जामडोली क्षेत्र) मेें पर्यावरण संरक्षण 
और जैव विविधता को बढ़़ावा देने के 
लिए ‘सहकार वन परियोजना’ का 
आगाज हुआ है। करीब 64 एकड़ 
भूमि पर विकसित होने जा रहे इस 
वन क्षेत्र मेें शनिवार को पौधारोपण 
कर हरित क्ररांति का शंखनाद किया 
गया। भविष्य मेें यह स्थान आमजन 
के लिए बायोडायवर््ससिटी पार््क  और 
पारिवारिक मनोरंजन स्थल के रूप मेें 
अपनी पहचान बनाएगा। समारोह मेें 
मुख्य अतिथि केें द्रीय सहकारिता राज्य 
मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सीताफल 
और प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री 
गौतम कुमार दक ने कचनार का 
पौधा लगाया। वहीीं केें द्रीय सहकारिता 
सचिव आशीष कुमार भूटानी, राज्य 
के सहकारिता सचिव डॉ. समित 
शर्मा और राजफैड के प्रबंध निदेशक 
सौरभ स्वामी ने चीकू के पौधे रोपे। 
केें द्रीय राज्य मंत्री मोहोल ने कहा 
कि ‘सहकार से समृद्धि’ अभियान के 
तहत देशभर मेें सहकार वन विकसित 
किए जा रहे हैैं। इसमेें स्थानीय 

पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान मेें रखते 
हुए देशी प्रजातियोों के पौधे लगाए जा 
रहे हैैं, ताकि उन्हहें न्यूनतम रखरखाव 
की जरूरत पड़़े। प्रदेश के सहकारिता 
राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने पेड़ों 
के महत्व को रेखाांकित करते हुए 
कहा, “वृक्ष हैैं तो हमारा अस्तित्व 

है। पेड़ों के बिना पारिस्थितिकी 
संतुलन बिगड़ जाएगा।” उन्हहोंने 
बताया कि अमूल, एनसीसीएफ, 
जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) 
और सहकारिता विभाग के संयुक्त 
प्रयासोों से यह सामुदायिक भागीदारी 
की अनोखी मिसाल बनेगा। 

सहकार वन को केवल एक पार््क  
नहीीं, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण-पर््यटन, 
स्वास्थ्य और पारिवारिक मनोरंजन 
के एक एकीकृत केें द्र के रूप मेें ढाला 
जा रहा है। यहााँ आने वाले खेल व 
फिटनेस प्रेमियोों के लिए जॉगिगं ट््र रैक, 
साइकिलिगं मार््ग, नेचर ट््र रेल और 
ओपन जिम जैसी आधुनिक स्वास्थ्य 
सुविधाएं उपलब्ध होोंगी। वहीीं, परिवारोों 
के सुकून भरे पलोों के लिए छायादार 
लॉन, लकड़़ी व पत्थर की नक्काशीदार 
बेेंचेें, सुंदर विश्राम क्षेत्र और बोटिगं का 
विशेष आकर््षण जोड़़ा गया है। इसके 
साथ ही, बच्चचों के मनोरंजन पार््क , 
शुद्ध पेयजल स्टेशन, शिशु देखभाल 
कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य केें द्र और 
सूचना केें द्र जैसी मूलभूत जनसुविधाएं 
भी यहााँ विकसित की जा रही हैैं। 
सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा के 
अनुसार, इस विशाल हरित क्षेत्र के पूर््ण 
विकसित होने पर स्थानीय तापमान 
मेें गिरावट आएगी और वायुमंडल मेें 
नमी बढ़़ेगी, जिससे आसपास के सूक्ष्म 
पर्यावरण मेें काफी सकारात्मक और 
सुखद बदलाव देखने को मिलेगा।

हर वर््ग की जरूरतोों को 
ध्यान मेें रखकर संवारी 

जा रही सुविधाएं 

बटरफ्लाई पार््क  से लेकर मियावाकी फॉरेस्ट तक
सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने परियोजना की बारीकियोों पर प्रकाश 

डालते हुए बताया कि वन क्षेत्र को विशेष लैैंडस्केपि गं और मियावाकी 
पद्धति से सघन वन के रूप मेें विकसित किया जा रहा है।

पारिस्थितिकी संतुलन: खेजड़़ी, नीम, 
जामुन और रोहिड़़ा जैसी स्थानीय 
वनस्पतियोों को प्राथमिकता दी जा रही है। 
वन्यजीव और जैव विविधता: पक्षियोों के 
घोोंसलोों के लिए विशेष बॉक्स, तितली 
उद्यान (बटरफ्लाई पार््क ), वाटर बॉडी और 
बर््ड वॉचिगं पॉइंट्स बनाए जाएंगे। 

संरक्षण व सुरक्षा: 40 बीघा 
भूमि पर ईको-सेेंसिटिव 
फेें सिगं की जा चुकी है। 
सीसीटीवी कैमरे और रेन 
वाटर हार्वेस््टििंग सिस्टम (कंटूर 
ट््रे ेंच, बायोस्वेल) से सुरक्षा व 
जल पुनर््भरण होगा।

सहकारिता से समृद्धि की राह

अमूल-जेडीए और सहकारिता विभाग मिलकर सुमेल गाांव मेें बनाएंगे जैव विविधता पार््क

सहकार से समृद्धि

केें द्रीय सहकारी बैैंकोों के 
खाते मेें जारी हुए 40 करोड़

फसली ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान जारी

जयपुर। राज्य सरकार ने वर््ष 
2025-26 की ‘ब्याज मुक्त 
फसली ऋण योजना’ के तहत 
केें द्रीय सहकारी बैैंकोों को 40 
करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान 
राशि जारी कर दी है। राजस्थान 
स्टेट को-ऑपरेटिव बैैंक लिमिटेड 
द्वारा जारी आदेशोों के अनुसार, 
यह राशि 1 अप्रैल 2025 से 30 
जून 2025 तक की अवधि मेें 
प्राप्त ऋण वसूली के दावोों के 
एवज मेें प्रदान की गई है।​ बैैंक 
प्रशासन ने बताया कि 40 करोड़ 
रुपये की यह राशि दो समान 

किस्ततों मेें जारी की गई है। राज्य 
सरकार द्वारा ट््र रेजरी के माध्यम 
से यह राशि 14 जुलाई 2026 
को सीधे शीर््ष सहकारी बैैंक मेें 
संधारित संबंधित बैैंकोों के चालू 
खातोों मेें जमा कर दी गई है। शीर््ष 
बैैंक ने इस संबंध मेें स्पष्ट निर्देश 
दिए हैैं कि केें द्रीय सहकारी बैैंक 
इस राशि मेें से संबंधित ग्राम 
सेवा सहकारी समितियोों (GSS) 
को देय 2 प्रतिशत मार््जजिन राशि 
का भुगतान तत्काल सुनिश्चित 
करेें।​ इस योजना के तहत प्रदेश 
भर के विभिन्न जिलोों की सीसीबी 
को ब्याज अनुदान की राशि का 
आवंटन किया गया है।

गोपाल क्रेडि ट कार््ड योजना पुराने ऋणोों 
की वसूली के बाद ही मिलेेंगे नए लोन

ई-पैक्स बनने के बाद अब डिजिटल 
सेवाओ ंपर जोर, पैक्स की समीक्षा बैठक

जयपुर। राजस्थान स्टेट को-
ऑपरेटिव बैैंक ने गोपाल क्रेडि ट 
कार््ड ऋण योजना के तहत लोन 
वितरण और वसूली के नियमोों 
को कड़़ा कर दिया है। बैैंक 
के महाप्रबंधक (परिचालन) 
पी.के. नाग द्वारा जारी आदेश के 
अनुसार, सभी केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों को निर्देश दिए गए हैैं 
कि वे पहले बाांटे गए ऋणोों 
की वसूली सुनिश्चित करेें। 
वसूली की अंतिम समय सीमा 
18 माह या 31 दिसंबर 2026 
निर्धारित की गई है। नए ऋणोों 

का वितरण पोर््टल के माध्यम 
से होगा, लेकिन शर््त यह है कि 
बैैंक जितने पुराने गोपालकोों 
से लोन की पूरी वसूली करेगा, 
उतने ही नए आवेदकोों को नया 
ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। 
इसके अलावा, नए स्वीकृत 
ऋणोों के स्वीकृति पत्र मेें यह 
अंकित करना अनिवार््य होगा 
कि गोपालक को एक वर््ष के 
भीतर भुगतान करना होगा। 
आर.आई.एस.एल. ने पोर््टल पर 
जरूरी तकनीकी संशोधन कर 
दिए हैैं ताकि इस प्रक्रिया को 
पारदर््शशिता से लागू किया जा 
सके।

जालोर। दी जालोर सेेंट््रल को-
ऑपरेटिव बैैंक की चितलवाना 
शाखा मेें प्रबंध निदेशक 
नारायणसिहं की अध्यक्षता 
मेें समीक्षा बैठक आयोजित 
हुई। बैठक मेें ई-पैक्स घोषित 
समितियोों मेें डिजिटल कार्ययों 
को गति देने और ‘सहकार से 
समृद्धि’ अभियान को सफल 
बनाने के निर्देश दिए गए। 

प्रबंध निदेशक ने दगु्ध 
समितियोों को ‘बैैंक मित्र’ 
बनाने, गोपाल क्रेडि ट कार््ड 
योजना व फसली ऋणोों की 
वसूली और गोदाम निर्माण 
के कार्ययों मेें तेजी लाने पर 
जोर दिया। शाखा प्रबंधक 
अभिषेक राजपूत सहित कई 
व्यवस्थापक इसमेें मौजूद रहे। 
चितलवाना शाखा की सभी 
समितियोों का कंप्यूटराइजेशन 
होना एक बड़़ी उपलब्धि है।
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8 अधिकारियोों के 
नवीन पदस्थापन 

आदेश जारी
जयपुर, सहकारिता विभाग 
मेें आदेश की प्रतीक्षा चल रहे 
राजस्थान सहकारिता सेवा के 
आठ अधिकारियोों के नवीन 
पदस्थापन आदेश जारी कर 
दिए गए हैैं। संयुक्त शासन 
सचिव प्रहलाद सहाय नागा 
द्वारा जारी आदेश के अनुसार 
इन सभी अधिकारियोों को 
राज्यहित मेें तुरंत प्रभाव से 
उनके नाम के सम्मुख अंकित 
रिक्त स्थानोों पर तैनात किया 
गया है, जिसमेें श्री सुनील 
कुमार को उप रजिस्ट्रा र 
सहकारी समितियााँ, राजसमंद 
श्री राजेेंद्र प्रसाद दायमा को उप 
रजिस्ट्रा र सहकारी समितियााँ, 
झालावाड़, श्री अनिल कुमार 
बैरवा को अधिशाषी अधिकारी 
केें द्रीय सहकारी बैैंक, भरतपुर 
श्री सत्ययेंद्र सिहं मीणा को उप 
रजिस्ट्रा र सहकारी समितियााँ, 
भीलवाड़़ा श्री दलपत दान को 
सचिव पीएलडीबी, बालोतरा 
श्रीमती मीनू बलाई को विशेष 
लेखा परीक्षक जोधपुर, श्री 
कपिल देव सिहं को उप 
रजिस्ट्रा र सहकारी समितियााँ, 
जैसलमेर तथा श्री योगेश 
प्रसाद को सचिव पीएलडीबी, 
झुंझुनूं के रूप मेें नई जिम्मेदारी 
सौौंपी गई है।

2348 करोड़ के 
अवधिपार ऋणोों 
की होगी वसूली

जयपुर, राजस्थान स्टेट को-ऑप 
बैैंक (शीर््ष बैैंक) ने अल्पकालीन 
फसल ऋण के तहत बकाया 
पड़़े लगभग 2348.65 करोड़ 
रुपये की वसूली के लिए सख्त 
कदम उठाए हैैं। बैैंक प्रबंधन ने 
राज्य के सभी केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों के प्रबंध निदेशकोों को 
20 जुलाई से 19 अगस्त तक 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों 
(पैक्स) स्तर पर विशेष शिविर 
लगाने के निर्देश जारी किए हैैं। 
पूर््व बैठकोों और निर्देशोों के बाद 
भी अपेक्षित प्रगति न मिलने 
के कारण अब इस अभियान 
को ‘मिशन मोड’ मेें चलाया 
जा रहा है। शीर््ष बैैंक के प्रबंध 
निदेशक रणजीत सिहं चुंडावत 
के अनुसार, बैैंक अवधिपार 
ऋणी किसानोों की विस्तृत सूची 
शाखा और पैक्सवार तैयार 
कर पारदर्शी तरीके से शिविरोों 
का आयोजन करेेंगे। विशेषज्ञञों 
का मानना है कि शत-प्रतिशत 
बकाया वसूली से सहकारिता 
बैैंकिग क्षेत्र मेें वित्तीय तरलता 
बढ़़ेगी। साथ ही, अवधिपार ऋणी 
किसान दोबारा नए फसली चक्र 
से जुड़ सकेें गे और उन्हहें भविष्य मेें 
भी सहकारी योजनाओ ंका लाभ 
मिल सकेगा।

प्रकाश वैष्णव
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जयपुर, राज्य मेें किसानोों के पसीने 
और खून-पसीने की गाढ़ी कमाई 
से संचालित होने वाली सहकारी 
संस्थाएं इन दिनोों अन्नदाताओ ं
के अधिकारोों का गला घोोंटने का 
अड्डा बन चुकी हैैं। किसानोों और 
हितधारकोों की शेयर कैपिटल के 
दम पर करोड़ों-अरबोों का कारोबार 
करने वाली ये संस्थाएं, कागजोों मेें 
तो मालामाल हैैं, लेकिन जब लाभाांश 
(डिविडेेंड) देने की बारी आती है, 
तो इनके खजाने और नीयत दोनोों 
खाली नजर आते हैैं। ​जोधपुर संभाग 
से लेकर राज्य मुख्यालय तक 
सहकारिता का यह अजब खेल 
चल रहा है, जहाां सीए फर्मम्स की 
मेहरबानी से बैलेेंस शीट के पन्ने 
तो चमकते हैैं, लेकिन किसानोों के 
हिस्से सिवाय निराशा के कुछ नहीीं 

आता । जोधपुर खंड की अधिकाांश 
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाां से 
लेकर उपभोक्ता होलसेल भंडारोों 
की ऑडिट रिपोर््टट््स  उठा कर देख 
लीजिए। वित्तीय वर््ष के अंत मेें शुद्ध 
लाभ के आंकड़़े ऐसे चमकते हैैं 
मानो कोई बड़़ा कॉर्पोरेट हाउस चल 
रहा हो। लेकिन विडंबना यह है कि 
इन संस्थाओ ं को खड़़ा करने वाले 
किसानोों और प्राथमिक सदस्ययों को 

लाभाांश के रूप मेें एक फूटी कौड़़ी 
तक वितरित नहीीं की जाती। नियमोों 
की दहुाई देने वाले सहकारिता 
विभाग के पास इस बात का कोई 
जवाब नहीीं है कि आखिर इन 
संस्थाओ ंके मुनाफे पर सदस्ययों की 
जवाबदेही क्ययों तय नहीीं की जाती? 
हालत इससे भी बदतर जोधपुर 
संभाग के केें द्रीय सहकारी बैैंकोों 
की है। बाड़मेर, सिरोही और जालोर 

के केें द्रीय सहकारी बैैंक हर साल 
करोड़ों रुपए का शुद्ध लाभ अर््जजित 
कर रहे हैैं। लेकिन जब अपने 
मूल हितधारक यानी पैक्स  को 
लाभाांश वितरण की बात आती है, 
तो ऑडिट रिपोर््टट््स  से वह कड़़ी ही 
गायब हो जाती है। दसूरी तरफ, 
जोधपुर सीसीबी का प्रबंधन अपनी 
मनमानी के लिए अनूठा उदाहरण 
पेश कर रहा है। जब हितधारकोों को 

लाभाांश देने की बात आती है, तो 
बैैंक घाटे का रोना रोने लगता है। 
लेकिन ठीक उसी वित्तीय वर््ष मेें बैैंक 
के अधिकारियोों और कर््मचारियोों 
के वेतनमान समझौते के नाम पर 
एरियर और नए वेतन निर्धारण लागू 
कर करोड़ों रुपए फंूक दिए जाते 
हैैं। यानी कर््मचारियोों की तिजोरी 
भरने के लिए पैसा है, पर किसानोों 
के हक के लिए खजाना खाली है। 

किसानोों की पूंजी की लूट : ऑडिट मेें मुनाफे के पन्ने चमकते 
हैैं, पर लाभाांश के नाम पर किसानोों को मिलती है फूटी कौड़़ी

​किसानोों की गाढ़़ी कमाई का दरुुपयोग यहीीं नहीीं 
रुकता। राजनीतिक स्वार््थ और अपनी छवि चमकाने 
वाले राज्य स्तरीय आयोजनोों के नाम पर इन सहकारी 
संस्थाओ ंसे हर साल हजारोों-लाखोों रुपए जबरन वसूले 
जाते हैैं। विभागीय स्तर पर तय राशियाां इन आयोजनोों 
मेें पानी की तरह बहा दी जाती हैैं, लेकिन जब बात 
ग्रामीण इलाकोों मेें बैैंकिग सेक्टर के जरिए किसानोों 
और सदस्ययों को आधुनिक बैैंकिग सेवाएं उपलब्ध कराने 
की आती है, तो ये संस्थाएं फिसड्डी साबित होती हैैं। 

​सहकारिता आंदोलन का मूल आधार ही 
किसानोों का उत्थान और उनकी पूंजी की 
सुरक्षा है। जब संस्थाएं लाभ अर््जजित कर रही 
हैैं, तो उस पर सबसे पहला और कानूनी हक 
उन हितधारकोों और सदस्ययों का है, जिनके 
दम पर यह ढाांचा खड़़ा है—ना कि राजनीतिक 
आयोजनोों मेें शोहरत बटोरने का। अब वक्त आ 
गया है कि सहकारिता के नाम पर चल रहे इस 
खेल पर विभाग और शासन नकेल कसे।

चमक-दमक पर लुटाया जा रहा पैसा किसानोों का हक सबसे पहले
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सहकारी बैैंकिंग संरचना मेें बढ़ता एनपीए
मीण अर््थव्यवस्था के 
मूलाधार के रूप मेें स्थापित 

प्राथमिक कृषि साख सहकारी 
समितियोों (पैक्स) तथा केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों (सीसीबी) की वित्तीय 
संधारणीयता वर््तमान मेें गंभीर 
संस्थागत संकट के दौर से गुजर रही 
है। सहकारिता विभाग द्वारा राजस्थान 
विधानसभा मेें प्रस्तुत आधिकारिक 
आंकड़़े न केवल वित्तीय तरलता 
के गहराते संकट को रेखाांकित 
करते हैैं, अपितु संस्थापन व्यय के 
आधिक्य तथा डिजिटलीकरण की 
प्रक्रियात्मक सीमाओ ंके उस यथार््थ 
को भी उजागर करते हैैं, जो सहकारी 
साख तंत्र की मूल अवधारणा को ही 
चुनौती दे रहा है। राजस्थान राज्य के 
ग्रामीण अर््थतंत्र की धमनी माने जाने 
वाले केें द्रीय सहकारी बैैंकोों (सीसीबी) 
तथा उनसे संबद्ध प्राथमिक कृषि 
साख सहकारी समितियोों (पैक्स) की 
वित्तीय संसंरचना का यदि सूक्ष्मता से 
अवलोकन किया जाए, तो यह तथ्य 
निर््वविवाद रूप से दृष्टिगोचर होता है 
कि यह संपूर््ण ढाांचा वर््तमान समय 
मेें अभूतपूर््व असंतुलन तथा गम्भीर 
तरलता अभाव (लिक्विडिटी क्रं च) 
से जूझ रहा है। सहकारिता विभाग 
द्वारा राजस्थान विधानसभा मेें शिव 
क्षेत्र से विधायक श्री रविदं्र सिहं 
भाटी के अताराांकित प्रश्न के उत्तर मेें 
प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन इस बात 
की स्पष्ट और निसंकोच स्वीकारोक्ति 
है कि राज्य के सहकारी बैैंकिग तंत्र 
मेें अकार््यकारी परिसंपत्तियोों अर्थात 
नॉन-परफॉर््मििंग एसेट्स (एनपीए) 
की उत्तरोत्तर वृद्धि ने सम्पूर््ण साख-
चक्र को अवरुद्ध कर दिया है। 
विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक 
आंकड़ों के अनुसार, जहााँ वित्तीय 
वर््ष 2023-24 मेें केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों का कुल निष्पादित ऋण 

(एनपीए) 881.42 करोड़ रुपये के 
चितंाजनक स्तर पर विद्यमान था, 
वहीीं वित्तीय वर््ष 2024-25 मेें यह 
आंकड़़ा पुनः संवर््धधित होकर 883.75 
करोड़ रुपये की सीमा को पार कर 
गया है; जो यह प्रदर््शशित करता है कि 
विगत वर्षषों मेें कार्यान्वित की गई 
वसूली नीतियाां तथा पुनर््रचनात्मक 
तंत्र इस बढ़ती वित्तीय रुग्णता को 
नियंत्रित करने मेें सर््वथा अपर्याप्त 
सिद्ध हुए हैैं। प्राथमिक कृषि साख 
समितियोों के सतत घाटे मेें निमज्जित 
रहने और उनकी वित्तीय साख 
के निरंतर क्षरण के मूल कारणोों 
का यदि विश्लेषणात्मक आकलन 
किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि 
समितियोों का व्यावसायिक मॉडल 
अत्यधिक सीमित और एकाांकी 
बना हुआ है। केवल पारंपरिक कृषि 
ऋण वितरण तक सीमित रहने के 
कारण आय के वैकल्पिक एवं गैर-
ब्याज साधनोों का सर््वथा अभाव है; 
जिसके परिणामस्वरूप संस्थापन 
(एस्टैब्लिशमेेंट) एवं प्रशासनिक 
व्यय, प्राप्त ब्याज मार््जजिन (इंटरेस्ट 
मार््जजिन) की तुलना मेें अत्यधिक 
उच्च हो जाते हैैं। जब तक पैक्स 
द्वारा विविध प्रकार की व्यावसायिक 
गतिविधियोों जैसे- बहु-सेवा केें द्ररों 
(मल्टी-सर््वविस सेेंटर््स) के रूप मेें 

रूपाांतरण, गोदाम प्रबंधन, एवं कृषि-
इनपुट आपूर््तति शृृंखला का विस्तार 
नहीीं किया जाता, तब तक केवल 
ब्याज आय पर निर््भर रहकर इस 
संरचनात्मक घाटे से उबर पाना 
व्यावहारिक रूप से असंभव प्रतीत 
होता है। केें द्रीय बैैंकोों द्वारा समितियोों 
को प्रदान की जाने वाली पुनःवित्त 
(रीफाइनेेंस) सुविधाओ ंमेें आई कमी 
ने इस संकट को द्विगुणित कर दिया 
है, जिससे ग्रामीण कृषकोों को समय 
पर साख उपलब्धता सुनिश्चित करना 
दषु्कर होता जा रहा है। सहकारिता 
विभाग ने सदन मेें यह विवरणात्मक 
पक्ष प्रस्तुत किया है कि अकार््यकारी 
परिसंपत्तियोों के प्रभावी प्रबंधन 
एवं डूबे हुए ऋणोों की पुनर्प्राप्ति हेतु 
राजस्थान सहकारी अधिनियम 
के अंतर््गत निहित धारा 99 एवं 
धारा 100 के प्रावधानोों के अधीन 
प्रबंध निदेशकोों तथा अधिशासी 
अधिकारियोों को विशेषाधिकार 
प्रदान करते हुए वसूली की कठोर 
प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके 
अतिरिक्त, बकायेदारोों को पुनः साख 
चक्र (क्रेड िट साइकिल) मेें सम्मिलित 
करने के उद्देश्य से एकमुश्त 
समझौता योजना (ओटीएस - वन 
टाइम सेटलमेेंट स्कीम) का विभागीय 
अनुमोदन के माध्यम से क्रियान्वयन 

किया जा रहा है; ताकि फंसे हुए 
धन की पुनरुगाहई करके बैैंकोों की 
बैलेेंस शीट को स्वच्छ बनाया जा 
सके। यद्यपि मासिक समीक्षा बैठकोों 
एवं ऋण स्वीकृति प्रक्रिया मेें कठोर 
परिपत्ररों के माध्यम से अग्रिम ऋणोों 
की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के 
प्रशासनिक प्रयास सराहनीय हैैं, परंतु 
जब तक मूलभूत ऋण मूल्ययांकन 
प्रणाली (क्रेड िट अप्रैजल सिस्टम) को 
आधुनिक और पारदर्शी नहीीं बनाया 
जाता, तब तक इन अल्पकालिक 
उपायोों की प्रभावशीलता सीमित 
ही बनी रहेगी। केें द्र सरकार की 
महत्त्वाकाांक्षी ‘पैक्स कंप्यूटराइजेशन 
परियोजना’ के अंतर््गत प्राथमिक 
समितियोों को ऑनलाइन ‘गो-
लाइव’ करने की प्रक्रिया भले ही 
प्रगति पर हो, कितु वर््तमान मेें प्रयुक्त 
सॉफ्टवेयर की सीमित कार््यक्षमता 
ने इस संपूर््ण डिजिटलीकरण 
अभियान पर प्रश्नचिह्न लगा दिया 
है। विभाग ने स्वीकार किया है कि 
वर््तमान कोर बैैंकिग सॉफ्टवेयर 
केवल समिति स्तर के आंतरिक 
लेन-देन तक सीमित है तथा इसमेें 
प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकोों एवं कृषकोों के 
लिए ऑनलाइन बैैंकिग लेन-देन या 
प्रत्यक्ष अंतरण (डायरेक्ट ट््रा ांजैक्शन 
इंटरफेस) का कोई प्रावधान 
समावेशित नहीीं किया गया है। यह 
तकनीकी अपूर््णता इस बात का 
प्रमाण है कि जब तक सॉफ्टवेयर मेें 
आवश्यक अद्यतनीकरण (अपडेट्स) 
एवं व्यापक ग्राहक-उन्मुख मॉड्यूल 
विकसित नहीीं किए जाते, तब तक 
डिजिटल इंडिया के व्यापक लक्ष््यों 
के अनुरूप ग्रामीण बैैंकिग तंत्र का 
पूर््ण आधुनिकीकरण केवल एक 
औपचारिक प्रक्रिया मात्र बनकर रह 
जाएगा।

(यह लेखक के अपने विचार हैैं)

राजस्थान मेें सीसीबी और पैक्स का 
वित्तीय ढाांचा बढ़ते एनपीए (2024-

25 मेें ₹883.75 करोड़), तरलता 
की कमी और उच्च प्रशासनिक 

खर्चचों के कारण संकट मेें है। आय के 
सीमित स्रोतोों और पुनःवित्त मेें कमी 
से पैक्स लगातार घाट ेमेें हैैं। कोर 

बैैंकिंग सॉफ्टवेयर मेें ग्राहकोों के लिए 
ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा न 

होना डिजिटलीकरण मेें बड़़ी बाधा 
बना हुआ है।

-प्रकाश वैष्णव
लेखक स्तंभकार, संपादक 
एवं सहकार चितंक हैैं ।

अकार््यकारी परिसंपत्तियोों (एनपीए) की उत्तरोत्तर वृद्धि

करवर जीएसएस को मिली 5 बीघा भूमि, अब 
किसानोों को मिलेेंगे आधुनिक भंडार व संसाधन
बूंदी। ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प 
को धरातल पर उतारते हुए करवर 
ग्राम सेवा सहकारी समिति ने विकास 
की एक नई इबारत लिखी है। क्षेत्र के 
किसानोों को उपज का उचित मूल्य 
दिलाने और सुरक्षित भंडारण की 
सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य 
सरकार ने करवर जीएसएस को 5 
बीघा भूमि आवंटित कर एक बड़ी 
सौगात दी है। इस भूमि पर विश्व की 
सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के 
तहत अत्याधुनिक वेयरहाउस और 
प्रसंस्करण इकाइयाां स्थापित की 
जाएंगी।समिति अध्यक्ष राकेश कुमार 
जैन ने बताया कि किसानोों को बेहतर 
सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 
इस भूमि की माांग लंबे समय से की जा 
रही थी। जिला कलेक्टर के अधिकार 
क्षेत्र से अधिक भूमि की आवश्यकता 

होने पर प्रस्ताव को राज्य सरकार के 
राजस्व विभाग के पास भेजा गया था। 
सहकारिता को सशक्त बनाने की नीति 
के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव को 
गंभीरता से लेते हुए 6 अप्रैल 2026 
को विधिवत स्वीकृति प्रदान कर दी। 
इस बड़ी उपलब्धि के लिए समिति ने 
18 लाख 24 हजार 295 रुपये की 
राशि भी राजकोष मेें जमा कराने के 
पश्चात नैनवाां उपखंड अधिकारी द्वारा 
ग्राम करवर की खसरा संख्या 3325/

2478 मेें से 0.8090 हैक्टेयर (लगभग 
5 बीघा) सिवायचक भूमि अन्न भंडारण 
निर्माण के लिए प्रस्तावित की गई थी। 
जिला कलेक्टर हरफूल सिहं यादव 
द्वारा जारी आदेशानुसार, यह भूमि अब 
‘ग्राम सेवा सहकारी समिति, करवर’ 
को 99 वर््ष की लीज पर आवंटित 
की गई है। ​विशेषज्ञञों का मानना है कि 
इन सुविधाओ ं के विस्तार से ग्रामीण 
अर््थव्यवस्था मेें बड़ा सकारात्मक 
बदलाव आएगा। अत्याधुनिक 

वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाइयोों 
के निर्माण से स्थानीय किसानोों को 
अब अपनी उपज बेचने के लिए दरू 
नहीीं जाना पड़ेगा। इससे न केवल 
किसानोों को अपनी मेहनत का बेहतर 
मूल्य मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर 
पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित 
होोंगे। समिति की इस पहल से करवर 
क्षेत्र के किसान नई तकनीक और 
आधुनिक संसाधनोों के साथ समृद्धि 
की राह पर तेजी से आगे बढ़ेेंगे।

आवंटित भूमि : करवर समिति 
बहुआयामी विकास करने की 
योजना बना रही है, जिससे 
किसानोों को बिचौलियोों के चंगुल 
से मुक्ति मिलेगी
आधुनिक वेयरहाउस : अनाज 
के सुरक्षित भंडारण के लिए 
अत्याधुनिक गोदाम बनेेंगे, ताकि 

किसान अपनी उपज को खराब 
होने से बचा सकेें ।
उचित मूल्य का अवसर : वेयर 
हाउसिगं सुविधा मिलने से किसान 
उपज को तब बेच सकेें गे जब 
बाजार मेें भाव बेहतर होों।
धर््मकाांटा (वजन पुल) : किसानोों 
को फसल तौलने के लिए दरू नही 

जाना पड़़ेगा, समिति परिसर मेें ही 
सटीक वजन की सुविधा उपलब्ध 
होगी।
प्रोसेसिगं और ग्रेडिगं : यहाां तेल 
प्रोसेसिगं यूनिट और ग्रेडिगं मशीनेें 
लगाई जाएंगी, जिससे किसान 
अपनी फसल का मूल्य संवर््धन कर 
अधिक मुनाफा कमा सकेें गे।

क्या-क्या मिलेेंगी सुविधाएं?

लाभ मेें 27 पीएलडीबी, किसानोों को मिल रहे हैैं अधिक मात्रा मेें मध्यकालीन ऋण
जयपुर, । शासन सचिवालय मेें 
शासन सचिव, सहकारिता डॉ. 
समित शर्मा ने वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं 
के द्वारा प्रदेश की 36 प्राथमिक 
सहकारी भूमि विकास बैैंकोों के 
व्यवसाय, विभागीय योजनाओ ंकी 
प्रगति, कम्प्यूटराइजेशन, कार््यस्थल 
पर कार््ममिकोों की उपस्थिति आदि 
की समीक्षा की गई। डॉ. शर्मा ने 
बताया कि राज्य सरकार द्वारा 
किसानोों को एकमुश्‍त समझौता 
योजना के माध्यम से दी गई 200 
करोड़ रुपये से अधिक की ब्याज 
राहत का प्रभाव भूमि विकास बैैंकोों 
की वित्तीय स्थिति पर सकारात्मक 
रूप से पड़़ा है। पिछले वर््ष तक मात्र 
10 बैैंक की लाभ की स्थिति मेें थे 
और अब लाभ मेें आने वाले बैैंकोों 
की संख्या 27 हो जायेगी। इस 
वर््ष मेें शेष 9 बैैंकोों को भी लाभ मेें 

लाने का लक्ष्य रखा गया है।उन्हहोंने 
बताया कि बैैंकोों की वित्तीय स्थिति 
अच्छी होने से किसानोों को कृषि 
संबंधी आवश्‍यकताओ ं को पूरा 
करने के लिये अधिक मात्रा मेें 
मध्यकालीन ऋण दिये जा रहे हैैं। 
वर््ष 2025-26 की अवधि मेें विगत 
वर््ष से दोगुना से अधिक ऋणोों 
का वितरण किया गया है। भूमि 
विकास बैैंकोों की कार््यप्रणाली 
को डिजिटाइज्ड कर पारदर््शशिता 
स्थापित करने के लिये युद्धस्तर 
पर उनका कम्प्यूटराइजेशन का 

कार््य किया जा रहा है। उन्हहोंने 
भीलवाडा, केकडी, भरतपुर, 
बाांसवाडा, उदयपुर एवं प्रतापगढ 
स्थित बैैंकोों के कम्प्यूटराइजेशन 
के कार््य की प्रगति को सराहते 
हुये जैसलमेर, रायसिहंनगर, 
जयपुर, नागौर, जालौर, झालावाड, 
कोटा, बीकानेर, जोधपुर, बाराां एवं 
सवाईमाधोपुर बैैंकोों को नसीहत दी 
और कहा कि वे अपनी अपनी बैैंकोों 
मेें कम्प्यूटराइजेशन के काम जैसे-
एफएचआर, एफवीआर, डीसीटी 
और ऑन्‍ बोर््डििंग कार््य को निर्धारित 

समय सीमा मेें पूरा करने के लिये 
डेडिकेटेड नोडल अधिकारी की 
नियुक्ति करेें ताकि वे इस मुहीम 
मेें पिछडे नहीीं। शासन सचिव ने 
कहा कि बैैंकोों के कम्प्यूटराइजेशन 
से कार््ममिकोों के कामकाज मेें 
पारदर््शशिता आयेगी एवं किसानोों 
को बेहतर सेवायेें मिल सकेें गी। 
सहकारी बैैंकोों की कामकाज की 
समीक्षा विभाग द्वारा जारी ‘’18 की 
परफोरमेेंस इण्डीकेटर््स’’ के आधार 
पर की गई। केपीआई के अनुसार 
मासिक समीक्षा मेें चित्तोडगढ 

बैैंक 89.93 अंक के साथ प्रथम 
स्थान पर रहा, 82.98 अंक लेकर 
बालोतरा दसूरे स्थान पर तथा 
प्रतापगढ 82.47 अंक के साथ 
तीसरे स्थान पर रहा। उदयपुर, 
पाली, जालौर और सवाईमाधोपुर 
बैैंकोों का प्रदर््शन औसत से नीचे 
रहा। डॉ. शर्मा ने कहा कि बैैंकोों का 
मुख्य कार््य किसानोों को ऋण मुहैया 
कराना है लेकिन ऋण को निर्धारित 
समय पर वसूल करना उससे 
अधिक महत्वपूर््ण है। किसी भी बैैंक 
की वित्तीय स्थिति ऋण वसूली से 

निर्धारित होती है। इसलिये बैैंकोों 
के मूल्ययांकन के लिये निर्धारित 
केपीआई बिन्दुओ ंमेें ऋण वितरण 
कार््य को 8 अंक तथा वसूली कार््य 
को 50 अंक दिये गये हैैं। बैैंकोों 
के कम्प्यूटराइजेशन से उनकी 
कार््यशैली एवं कार््य निष्पादन 
मेें वृद्धि होती है और वे त्वरित 
सेवाऐ ं देने के लिये तैयार होते है। 
इसलिये कम्प्यूटराइजेशन कार््य 
को पूरा करने के लिये 20 अंकोों 
का निर्धारण किया गया है। उन्हहोंने 
बताया कि बैैंक मेें लेखाांकन, 

उसका ऑडिट एवं आमसभा 
के आयोजन के लिये 16 अंक, 
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि 
विकास बैैंक द्वारा निर्धारित वित्तीय 
अनुशासन की पालना के लिये 5 
अंक तथा सम्पर््क  पोर््टल व न्यायिक 
प्रकरणोों के त्वरित निस्तारण के 
लिये 5 अंक निर्धारित किये गये 
हैैं। उन्हहोंने सभी बैैंकोों के सचिवोों 
को कहा कि वे अपने स्टाफ के 
साथ जुटकर काम करेें और बैैंक 
को उत्कृष्ट  प्रदर््शन के लिये तैयार 
करेें। उन्हहोंने कहा कि सभी बैैंक इस 
प्रकार कार््य करेें की उनका प्रदर््शन 
आउटस्टेण्डिग हो। उन्हहोंने समीक्षा 
के दौरान कार््ममिकोों की कार््यस्थल 
पर कार्यालय समय मेें उपस्थिति, 
किसानोों के साथ मृदवु्यवहार के 
साथ बैैंकिग सेवाओ ं का त्वरित 
निष्पादन तथा किसानोों का बैैंक के 
प्रति विश्‍वास मेें बढ़़ोतरी करने पर 
विशेष रूप से जोर दिया।

चित्तौड़गढ़ बैैंक रहा समीक्षा 
मेें प्रथम स्थान पर

अंक निर्धारित हैैं 
भूमि विकास बैैंकोों के 

कम्प्यूटराइजेशन कार््य के लिए

की परफोरफॉर्ममेंस 
इण्डिकेटर््स (केआरपी) के 

आधार पर हुई बैैंकोों के कामकाज 
की समीक्षा

की परफोरफॉर्ममेंस 
इण्डिकेटर््स (केआरपी) के 

आधार पर हुई बैैंकोों के कामकाज 
की समीक्षा

करोड़ रुपये 
से अधिक की 

ब्याज राहत दी गई एकमुश्त 
समझौता योजना से

बैैंक अब आएंगे 
लाभ की स्थिति 

मेें, पिछले वर््ष केवल 10 
बैैंक थे फायदे मेें 

अंक तय किए गए हैैं बैैंक 
लेखाांकन, ऑडिट और 

आमसभा के आयोजन हेतु

कागजी शर्ततों के मकड़जाल 
मेें उलझे पैक्स और लैम्पस

हकारी आंदोलन की रीढ़ कहे जाने वाले त्रिस्तरीय 
ढांचे की सबसे छोटी और महत्वपूर््ण इकाइयां पैक्स 

और लैम्पस आज अस्तित्व के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ी हैैं। 
एक तरफ सरकार किसानोों को आधुनिक कृषि तकनीक 
से जोड़ने के लिए ‘कस्टम हायरिगं सेेंटर’ योजना के बड़े-
बड़़े दावे कर रही है, तो दसूरी तरफ विभाग स्तर से थोपी 
गई जटिल शर्ततों और लाल फीताशाही ने पैक्स-लैम्पस 
की स्वायत्तता को कागजोों मेें समेट कर रख दिया है। 
वर््तमान परिदृश्य यह चीख-चीखकर कह रहा है कि इन 
प्राथमिक समितियोों को सरकारी दफ्तरोों की कठपुतली 
बनाकर छोड़ने मेें कोई कसर बाकी नहीीं छोड़ी गई है। 
​कृषि आयुक्तालय द्वारा पैक्स से लेकर केवीएसएस तक 
कस्टम हायरिगं सेेंटर स्थापित करने के लिए प्रशासनिक 
स्वीकृतियां तो जारी कर दी गई हैैं, लेकिन इसके साथ जो 
25 सूत्रीय शर्ततों का भारी-भरकम पुलिदा जोड़ा गया है, 
उसने सहकारी संस्थाओ ंकी कमर तोड़ दी है। निर्देशोों के 
अनुसार, सीसीबी स्तर से 8 प्रतिशत ब्याज की दर पर 
ऋण राशि आवंटन कर समितियोों को अपने स्तर पर 
कृषि यंत्र खरीदने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इन 
यंत्ररों की खरीद और संचालन के नियम इतने पेचीदा हैैं कि 
समितियोों के लिए सांस लेना भी दभूर हो गया है। खरीद 
का कड़ा दायरा यह है कि ट्रैक्टर व कम्बाइन हार्वेस्टर 
केवल भारत सरकार के ‘फार््ममेच’ पोर््टल या अधिकृत 
विक्रे ताओ ंसे ही खरीदने होोंगे। खरीदे गए हर कृषि यंत्र 
पर आधिकारिक रूप से लेजर कट/एंगेव््ड सीरियल नंबर 
होना अनिवार््य है और पक्का जीएसटी बिल चाहिए। 1 
लाख रुपए से अधिक कीमत के यंत्ररों मेें आर््टटि फिशियल 
इंटेलिजेेंस संचालित ‘टेलीमैटिक्स किट’ लगाना अनिवार््य 
कर दिया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिगं जिला और 
राज्य स्तर के पोर््टल से होगी, जिसका अतिरिक्त वित्तीय 
भार समितियोों पर पड़ रहा है। परियोजना लागत का 
भुगतान ‘एसएनएए स्पर््ष’ के माध्यम से वेेंडर को होगा, 
जबकि भौतिक सत्यापन, जिओ-रफेरेेंसिग (राजकिसान 
एप पर), और 300 से 600 घंटे प्रति वर््ष उपयोग का 
रिकॉर््ड जैसे कड़े प्रावधान जोड़ दिए गए हैैं। इन तमाम 
शर्ततों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीमित 
संसाधनोों और आर््थथिक तंगी से जूझ रही पैक्स-लैम्पस 
इन तकनीकी और वित्तीय जंजीरोों को संभाल पाएंगी? 
​विडबना देखिए कि एक तरफ सहकारी संस्थाओ ं को 
कागजी औपचारिकताओ ं और सरकारी नुमाइंदोों के 
रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है, वहीीं देश की सर्वोच्च 
अदालतोों के ऐतिहासिक फैसले इसके बिल्कु ल उलट 
स्वायत्तता की वकालत करते रहे हैैं। नब्बे के दशक के 
राजस्थान उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर््णय से लेकर 
सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले तक यह स्थापित 
किया गया है कि स्वतंत्र सहकारी समितियां अनुच्छेद 
12 के तहत ‘राज्य’ नहीीं हैैं और उनकी चुनाव प्रक्रिया या 
आंतरिक कामकाज रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीीं 
है। खंडपीठ ने अपने फैसले मेें दो टूक कहा था कि यह 
तथ्य कि ऐसी समितियां वैधानिक नियमोों, रजिस्ट्रार 
की निगरानी या राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण 
के पर््यवेक्षण के अधीन हैैं, उनके स्वतंत्र सहकारी 
संस्थानोों के रूप मेें मूल स्वरूप को कम नहीीं करते 
हैैं। उठाए गए विवाद मुख्य रूप से सहकारी समितियोों 
के आंतरिक शासन से जुड़े हैैं और इनमेें सार््वजनिक 
कानून के उल्लंघन का कोई संकेत नहीीं मिलता है। 
​जब देश की सर्वोच्च अदालतेें और उच्च न्यायालय बार-
बार यह कह रहे हैैं कि सहकारी समितियां पूरी तरह 
से स्वतंत्र, स्वायत्त और सदस्ययों द्वारा संचालित निकाय 
हैैं—न कि सरकार के विभाग या ‘राज्य के उपकरण’—तो 
फिर कृषि विभाग और प्रशासनिक तंत्र द्वारा हर कदम 
पर इन पर नौकरशाही का शिकंजा क्ययों कसा जा रहा 
है? सीसीबी के जरिए 8% ब्याज पर कर््ज लेकर कस्टम 
हायरिगं सेेंटर तो खोले जा रहे हैैं, लेकिन भारी-भरकम 
ब्याज, डिजिटल ट्रैकिग की अनिवार््यता और जटिल 
अनुदान प्रक्रियाओ ंके चलते पैक्स-लैम्पस आत्मनिर््भर 
होने के बजाय कर््ज के दलदल मेें फंसती नजर आ रही 
हैैं। यदि समय रहते इन अव्यवहारिक शर्ततों की समीक्षा 
नहीीं की गई, तो ग्रामीण आर््थथिकी की धुरी कही जाने 
वाली ये सहकारी समितियां महज सरकारी आदेशोों ढोने 
वाला एक मोहरा बनकर रह जाएंगी।

कस्टम हायरिगं सेेंटर या नई प्रशासनिक उलझन?
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जयपुर, राजस्थान विधानसभा मेें 
सहकारिता विभाग की कार््यप्रणाली 
से जुड़़े एक ऐसे सच से पर्दा उठा 
है, जो अन्नदाताओ ं और उनसे जुड़़ी 
संस्थाओ ं की बदहाली की कहानी 
बयाां करने के लिए काफी है। नेता 
प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण से 
विधायक श्री टीकाराम जूली के एक 
तीखे अताराांकित सवाल ने विभाग 
को यह स्वीकार करने पर मजबूर 
कर दिया कि महकमोों की सुस्ती 
के चलते क्रय-विक्रय सहकारी 
समितियोों के परिवहन और हैण्डलिगं 
बिलोों के करोड़ों रुपए कागजोों मेें ही 
उलझकर रह गए हैैं।विधानसभा के 
पटल पर रखे गए सहकारिता विभाग 

के लिखित आंकड़ों के मुताबिक, 
वित्तीय वर््ष 2024-25 से लेकर 
2025-26 तक का भारी-भरकम 
बकाया भुगतान खाद्य विभाग की 

चौखट पर दम तोड़ रहा है। हैरानी की 
बात यह है कि सरकार अपनी पीठ 
थपथपाने के बजाय सारा ठीकरा केें द्र 
सरकार के सिर फोड़ रही है। विभाग 

का कहना है कि जैसे ही ‘दिल्ली’ से 
योजना की राशि जारी होगी, वैसे ही 
समितियोों के बकाए का भुगतान कर 
दिया जाएगा। सवाल यह उठता है 

कि आखिर समितियोों ने तो अपना 
काम वक्त पर पूरा कर दिया था, तो 
फिर भुगतान के लिए उन्हहें महीनोों 
और सालोों का चक्कर काटने के 
लिए क्ययों मजबूर किया जा रहा है?​
एक तरफ विभाग सदन मेें यह दावा 
करने से नहीीं चूकता कि राज्य की 
अधिकाांश क्रय-विक्रय सहकारी 
समितियाां मुनाफे मेें चल रही हैैं, वहीीं 
दसूरी तरफ उनके करोड़ों रुपए के 
बिल रोककर उनकी कमर तोड़ने 
मेें कोई कसर नहीीं छोड़़ी जा रही। 
यदि ये समितियाां वाकई लाभ मेें हैैं, 
तो क्या शासन की यह जिम्मेदारी 
नहीीं बनती कि उनके कामकाज 
को और सुगम बनाया जाए, न कि 
उन्हहें प्रशासनिक लालफीताशाही 
के दलदल मेें धकेला जाए? 

सिरोही | सेन्टट्र ल को-ऑपरेटिव बैैंक 
ने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के 
तहत समय पर ऋण चुकता करने वाली 
ग्राम सेवा सहकारी समितियोों (पैक्स/
लैम्पस) को बड़़ी राहत दी है। बैैंक प्रबंधन 
ने स्पष्ट किया है कि जिन पैक्स/लैम्पस 
द्वारा ऋणोों की समय पर वसूली जमा हो 
जाती है, उनसे किसी भी प्रकार का ब्याज 
नहीीं लिया जाएगा। साथ ही, 31 मार््च एवं 
30 जून को समितियोों के पक्ष मेें बकाया 
रहने वाले ब्याज को मूलधन मेें जोड़कर 
उस पर चक्रवर्ती ब्याज की वसूली नहीीं 
की जाएगी।​बैैंक के प्रबंध निदशक 
पूनाराम चोयल द्वारा समस्त शाखा 
प्रबंधकोों को जारी निर्देशोों मेें कहा गया 
है कि यदि कोर बैैंकिंग सॉल्यूशन द्वारा 
स्वचालित रूप से (ऑटोमैटिक) ब्याज 
डेबिट कर लिया जाता है, तो उसे तुरंत 
रिफंड किया जाए।बैैंक प्रबंधन ने सभी 
शाखा प्रबंधकोों को सख्त निर्देश दिए 
हैैं कि प्रत्येक 06 माह मेें खाता मिलान 
सुनिश्चित किया जाए। समायोजन के बाद 
यदि ब्याज की कोई शेष राशि बचती 
है, तो सबसे पुराने समिति ऋण खाते 
मेें बकाया ब्याज की वसूली वरीयता 

के आधार पर की जाएगी। इसकी पूरी 
जिम्मेदारी संबंधित शाखा प्रबंधक और 
ऋण पर््यवेक्षक की होगी। सहकारी 
आंदोलन त्रिस्तरीय ढाांचागत परिदृश्य 
मे प्रशासनिक सुधारोों और व्यवस्थागत 
बदलावोों के पीछे ‘राजस्थान सहकारी 
कर््मचारी विकास मंच’ के प्रदेश प्रमुख 
नेतृत्वकर्ता नरपतसिहं चारण तथा अन्य 
कर््मचारियोों का लंबा संघर््ष रहा है। उनके 
द्वारा लगातार उठाई गई माांगोों और 

प्रशासनिक स्तर पर किए गए निरंतर 
प्रयासोों के परिणामस्वरूप, सहकारिता 
तंत्र मेें पैक्स और लैम्पस से जुड़ी 
तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याओ ं
के समाधान की दिशा मेें यह महत्वपूर््ण 
कदम उठाए गए हैैं।​इन दिशा-निर्देश से 
जिले की सहकारी समितियोों और उनके 
कार््ममिकोों को बड़ी राहत मिलने तथा 
वित्तीय प्रक्रियाओ ंमेें अधिक पारदर््शशिता 
आने की पूरी उम्मीद है

अलवर, राजस्थान बहुउद्देशीय 
सहकारी सोसायटी कर््मचारी 
यूनियन (जिला यूनिट अलवर 
व खैरथल-तिजारा) ने ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों मेें उर््वरक 
आपूर््तति के दौरान हो रही गंभीर 
अनियमितताओ,ं मनमानी और 
भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल 
दिया है। यूनियन जिलाध्यक्ष ने 
सहकारिता मंत्री, प्रमुख शासन 
सचिव कृषि और सहकारिता 
विभाग के रजिस्ट्रा र सहित प्रमुख 
अधिकारियोों को ज्ञापन सौौंपकर 
उच्चस्तरीय जाांच की माांग की है। 
जिलाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सैदावत 
द्वारा उठाए गए मुख्य बिदंओु ंके 
अनुसार, जिला स्तर पर उर््वरक 
आपूर््तति और रैक आने की कोई 
पारदर्शी सूचना प्रणाली नहीीं 
होने के कारण समितियोों को 
यह पता ही नहीीं रहता कि किस 
समिति को कितना कोटा मिलना 

चाहिए। इसके अलावा, इफको 
और कृभको के जिला स्तरीय 
इंचर्जजों पर यह गंभीर आरोप है 
कि वे मोटी रकम और रिश्वत 
लेकर चुनिदंा पैक्स को गुप्त 
रूप से उर््वरक की सप्लाई कर 
रहे हैैं, जिससे जरूरतमंद ग्रामीण 
पैक्स पूरी तरह वंचित रह जाती 
हैैं। कृषि विभाग की स्पष्ट रोक 
के बावजूद, कमीशनखोरी के 
चक्कर मेें डीएपी और यूरिया 
के साथ नैनो यूरिया, टॉनिक व 
कीटनाशक जैसे महंगे उत्पाद 
जबरन थोपे जा रहे हैैं और उत्पाद 
न उठाने की स्थिति मेें मुख्य 
उर््वरक की आपूर््तति रोकने की 
धमकी दी जाती है। इन सभी 
अव्यावहारिक नीतियोों, जबरन 
टैगिगं और कम मार््जजिन के 
कारण अलवर और खैरथल-
तिजारा जिले की ग्राम सेवा 
सहकारी समितियाां निरंतर घाटे 
और दिवालिया होने की कगार 
पर पहंुच चुकी है

जयपुर, सहकारिता विभाग ने जिला 
सहकारी उपभोक्ता भंडारोों की मासिक 
रैैंकिंग जारी कर दी है। विभागीय 
मापदण्डडों पर खरा उतरते हुए अजमेर 
भंडार ने पहला स्थान हासिल किया 
है, जबकि बीकानेर दसूरे और कोटा 
तीसरे स्थान पर रहा है।​शासन 
सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने 
जिला सहकारी उपभोक्ता भंडारोों की 
राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक 
के दौरान सभी महाप्रबंधकोों को कड़़े 
निर्देश दिए कि वे विभागीय मानकोों के 
अनुरूप राज्य सरकार की योजनाओ ं
का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेें, 
ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओ ं
को राहत मिल सके। उन्हहोंने स्पष्ट 
किया कि विभाग हर महीने 9 प्रमुख 

बिदंओु ं के आधार पर इन भंडारोों 
की रैैंकिंग तय करेगा और साल के 

अंत मेें बेहतरीन कार््य करने वाले 
भंडारोों को सम्मानित किया जाएगा। 

सरकारी तिजोरी खाली या नीयत मेें खोट? क्रय-विक्रय 
सहकारी समितियोों के करोड़ों के बिलोों पर अटका पसीना

जब विभाग से यह सवाल किया गया कि क्या 
पीडीएस परिवहन का जिम्मा वापस पुरानी तर््ज पर 

सीधे क्रय-विक्रय सहकारी समितियोों को सौौंपा 
जाएगा, तो महकमे ने साफ पल्ला झाड़ते हुए ‘खुली 
निविदा’ की नई पट्टी पढ़़ा दी। जवाब मेें यह दलील दी 
गई कि निविदा प्रक्रिया मेें कोई भी भाग ले सकता 
है और समितियाां भी नियमानुसार इसमेें आ सकती 
हैैं। यानी साफ है कि बरसोों से सेवा दे रही सहकारी 

संस्थाओ ंको अब बाजार की खुली प्रतिस्पर्धा के इस 
खेल मेें अपने वजूद की लड़़ाई खुद ही लड़नी होगी।

वित्तीय वर््ष 2024-25 से 
2025-26 तक के करोड़ों 
रुपए खाद्य विभाग मेें अटके हैैं। 
सरकार अपनी नाकामी छिपाने 
के लिए सारा ठीकरा केें द्र 
सरकार पर फोड़ रही है। 
सरकार समितियोों के मुनाफे 
का ढिढंोरा पीटकर करोड़ों के 
बिल रोक रही है। पुरानी परंपरा 
छोड़ उन्हहें ‘खुली निविदा’ के 
जरिए बाजार की अंधी दौड़ मेें 
धकेला जा रहा है। 

खुली निविदा का दस्तूर और सहकारिता की उपेक्षा

समय पर ऋण चुकाने वाली पैक्स-लैम्पस को 
बड़़ी राहत: बकाया ब्याज पर नहीीं लगेगा ब्याज

रिफंड की व्यवस्था: यदि गलती से या सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक ब्याज 
कट जाता है, तो उसे तत्काल पैक्स/लैम्पस के बचत खाते मेें रिफंड 
किया जाएगा।

जारी दिशा-निर्देश

​अनुदान से होगा समायोजन: राज्य सरकार और केें द्र सरकार से मिलने 
वाली 4 प्रतिशत ब्याज सहायता राशि (अनुदान) प्राप्त होने पर उसका 
समायोजन सीधे समिति के ऋण खाते मेें किया जाएगा।
पोर््टल पर क्लेम : पैक्स/लैम्पस के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकोों को निर्देश 
दिए गए हैैं कि समय पर वसूली राशि बैैंक शाखा मेें जमा कराकर 
केआरपी पोर््टल पर PRI व IS क्लेम समय पर प्रस्तुत करेें।
​प्राथमिकता से निस्तारण: इस व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ लागू 
करने के निर्देश दिए गए हैैं ताकि सहकारी समितियोों को अनावश्यक 
वित्तीय भार से बचाया जा सके।
सहकारिता तंत्र मेें व्यवस्थागत सुधार: पैक्स और लैम्पस कर््ममियोों के 
लंबे संघर््ष को मिली सफलता

सहकारिता विभाग रैैंकिंग: अजमेर कंज्यूमर स्टोर 
अव्वल, बीकानेर दसूरे और कोटा तीसरे स्थान पर

​समीक्षा बैठक मेें जारी रिपोर््ट के अनुसार, अजमेर, बीकानेर, कोटा, 
उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, कॉन्फे ड जयपुर, ब्यावर और 
हनुमानगढ़ ने बेहतरीन कार््य करते हुए उत्कृ ष्ट श्रेणी मेें जगह बनाई है।

​10 जिले उत्कृ ष्ट श्रेणी मेें शामिल

​शासन सचिव ने निर्देश दिए कि जिन जिलोों का प्रदर््शन पिछड़़ा 
हुआ है, वे अपनी कार््यशैली मेें सुधार लाकर अगली बैठक मेें उत्कृ ष्ट 
श्रेणी मेें आने का प्रयास करेें। उन्हहोंने विशेष रूप से बाांसवाड़़ा एवं 
भीलवाड़़ा भंडारोों को अपनी कार््यप्रणाली मेें सुधार लाने के कड़़े 
निर्देश दिए। साथ ही, कार्यालय मेें स्टाफ की समय पर उपस्थिति 
और उपभोक्ताओ ं की माांग के अनुरूप अधिक से अधिक उत्पाद 
उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

​कुल वर्गीकरण इस प्रकार रहा 
​ 10 जिला भंडार

7 भंडार
8 भंडार
7 भंडार
2 भंडार

: 
: 
: 
: 
: 

उत्कृ ष्ट श्रेणी 
​बहुत अच्छा श्रेणी 
​अच्छा श्रेणी 
​संतोषजनक श्रेणी 
​असंतोषजनक श्रेणी

​
​डॉ. शर्मा ने बताया कि रैैंकिंग के लिए कुल अंक निर्धारित किए गए हैैं, जिनमेें मुख्य 
रूप से आरजीएचएस योजना के तहत लाभार््थथियोों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयोों 
की उपलब्धता, आमजन को किफायती दरोों पर जेनेरिक दवाइयाां और प्रधानमंत्री 
जन औषधि केें द्ररों के जरिए दवाएं व सर््जजिकल आइटम्स मुहैया कराना (इसके 
लिए 15 अंक निर्धारित हैैं)। शामिल हैैं । साथ ही, उपभोक्ता सामग्री व श्रीअन्न का 
व्यवसाय, लेखाांकन व ऑडिट, अनुपयोगी परिसंपत्तियोों का निस्तारण, संचालक 
मंडल की बैठकेें , टर््नओवर व लाभ मेें वृद्धि, कार्यालय रखरखाव, रिकॉर््ड निस्तारण 
तथा व्यवसाय मेें विविधीकरण व नवाचार (प्रत्येक के लिए 5-5 अंक तय हैैं)। 

9 बिदंओु ंके आधार पर तय हुई रैैंकिंग

सहकार भारती की प्रदेश कार््यकारिणी बैठक जोधपुर मेें 
संपन्न: पैक्स-लैैंप्स, डेयरी के जिला सम्मेलन का हुआ ऐलान

जोधपुर, सहकारिता क्षेत्र मेें कार््यरत देश 
के एक मात्र संगठन अखिल भारतीय 
सहकार भारती राजस्थान की प्रदेश 
कार््यकारिणी की महत्वपूर््ण बैठक 
स्थानीय आदर््श वाटिका मेें संपन्न हुई। 
बैठक मेें आगामी अगस्त से दिसंबर 
तक आयोजित होने वाले संगठनात्मक 
कार््यक्रमोों की रूपरेखा तय की गई 
और संगठन के विस्तार के साथ-साथ 
सहकारिता की जनकल्याणकारी 
योजनाओ ं को आमजन तक पहँुचाने पर 
व्यापक विचार-विमर््श किया गया।बैठक 
का शुभारंभ भारत माता और सहकार 
भारती के संस्थापक स्वर्गीय लक्ष्मणराव 
इनामदार के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन 
कर और पुष्प अर््पपित करके किया गया। 
बैठक मेें कई नई नियुक्तियोों की घोषणा 
हाल ही मेें आयोजित संगठन की बैठक 
के विभिन्न सत्ररों मेें वरिष्ठ पदाधिकारियोों 
ने संगठन के विस्तार, मजबूती और 
सहकारिता के मूल मूल्ययों को जन-जन 
तक पहँुचाने पर विशेष जोर दिया। बैठक 
मेें संरक्षक मोहनलाल परमार, संगठन 
प्रमुख प्रदीप चौबीसा, प्रदेश उपाध्यक्ष 
महेन्द्र दवे एवं जयंत द्विवेदी, कोष प्रमुख 
इन्द्रेश कुमार गुप्ता तथा प्रदेश प्रचार सह 
प्रमुख शिवशंकर शर्मा ने अपने महत्वपूर््ण 
विचार व्यक्त किए।संगठन विस्तार की 
इस महत्वपूर््ण कड़़ी मेें बैठक के दौरान 
कई नई नियुक्तियोों और दायित्ववों की भी 

घोषणा की गई। इसके तहत देवेेंद्र सैनी 
को ‘उपभोक्ता प्रकोष्ठ’ का प्रदेश संयोजक 
और अभिषेक बगड़़िया को ‘आईटी प्रकोष्ठ’ 
का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। 
इसके अतिरिक्त, प्रकाश जायसवाल, डॉ. 
रेखा वर्मा, डॉ. शिरीष शर्मा, मनोज पारीक, 
जगदीश मीणा एवं प्रमोद शर्मा को विभिन्न 
विभागोों की जिम्मेदारी सौौंपी गई है। 
साथ ही, साांगठनिक विस्तार के क्रम मेें 
शिवचरण पितलिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, 

अजीत मीणा, परमसुख शर्मा,  सहकार 
नेता सूरजभान सिहं आमेरा, विकास 
शर्मा, सुभाष ओझा, लीलाराम प्रजापत 
तथा पुखराज दर्जी को विभिन्न जिलोों और 
पदोों पर मनोनीत किया गया है।​बैठक के 
अंत मेें सभी उपस्थित पदाधिकारियोों ने 
आगामी कार््यक्रमोों को पूरी तन्मयता के 
साथ सफल बनाने और सहकारिता की 
विचारधारा को गााँव-गााँव तथा ढाणी-
ढाणी तक पहँुचाने का दृढ़ संकल्प लिया।

सहकार भारती के ​प्रदेश मंत्री मनोज कुमार शर्मा ने बैठक की जानकारी साझा 
करते हुए बताया कि संगठन व्यक्तिगत एवं संस्थागत सदस्यता अभियान को 
और अधिक गति प्रदान करेगा, जिससे अधिक से अधिक लोगोों को सहकारिता 
से जोड़ा जा सके। घोषित कार््यक्रमोों के अनुसार, ​सितंबर माह मेें पैक्स, लैैंप्स 
एवं डेयरी के जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नवंबर माह मेें 
एफपीओ, मत्स्य, डेयरी, स्वयं सहायता समूह और साख समिति सहित कुल 
आठ प्रकोष्ठठों के भव्य प्रदेश सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न स्थानोों पर संपन्न होोंगे 

सदस्यता अभियान और आगामी सम्मेलनोों की रूपरेखा

ग्राम सेवा सहकारी समितियोों मेें उर््वरक आपूर््तति 
की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनियन 

ने खोला मोर्चा, उच्चस्तरीय जाांच की माांग

बालोतरा पीएलडीबी मेें प्रशासनिक 
फेरबदल: सहायक रजिस्ट्रार दलपत दान 
चारण ने संभाला सचिव पद का कार््यभार

सहकार से समृद्धि का दावा खोखला: 4 प्रतिशत 
ब्याज अनुदान अटका, ‘पैक्स’ की तिजोरियोों मेें सूखा

जयपुर, देश मेें ‘सहकार से 
समृद्धि’ का नारा इन दिनोों 
सियासी गलियारोों मेें खूब गूंज 
रहा है, लेकिन हकीकत की 
जमीन पर सहकारी आंदोलन 
की रीढ़ कहे जाने वाले त्रिस्तरीय 
ढाांचागत तंत्र की कमर टूट चुकी 
है। आलम यह है कि नीति-
निर्धारकोों और वित्त विभाग के 
अधिकारी सहकारी संस्थाओ ंकी 
सुध लेने के बजाय फाइलोों पर 
कंुडली मारकर बैठे हैैं। सरकारी 
‘फाइलोों के जाल’ मेें उलझी 
बेबसी के चलते प्राथमिक कृषि 
सहकारी समितियाां (पैक्स) अब 
कंगाली की कगार पर खड़ी 
हैैं।केें द्र और राज्य सरकार की 
ओर से किसानोों को दिए जाने 
वाले अल्पकालीन फसली 
सहकारी ऋण मेें समय पर 
अदायगी करने वाले किसानोों 

को राज्य सरकार की ओर से 
4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया 
जाना प्रावधानित है। लेकिन 
विडंबना देखिए, इस मद की 
करोड़ों रुपए की राशि लंबे समय 
से फाइलोों मेें धूल फाांक रही है। 
विभागीय उदासीनता का आलम 

यह है कि जो धन सीधे किसानोों 
के हक मेें जाना चाहिए था, उसे 
जारी करने मेें अधिकारियोों 
को रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीीं 
है।जानकारोों की मानेें तो वित्त 
विभाग के अफसर इस लंबित 
राशि को पीड़़ी खाते मेें संधारित 

दिखाकर सीसीबी स्तर पर 
अपनी साख और आंकड़ों को 
चमकाने मेें व्यस्त हैैं। सहकारिता 
सेवा और बैैंकिंग सेक्टर के 
आला अधिकारियोों को किसानोों 
की चितंा करने की फुर््सत कहााँ? 
उनकी प्राथमिकता मेें किसानोों 
की बदहाली नहीीं, बल्कि अपनी 
‘बैलेेंस शीट’ और सुख-सुविधाओ ं
की वृद्धि है।एक तरफ सरकार 
की ओर से विकास के बड़़े-बड़़े 
दावे किए जा रहे हैैं, दसूरी तरफ 
पैक्स जैसी महत्वपूर््ण संस्थाएं 
आर््थथिक बदहाली के दषु््चक्र मेें 
फंसी हैैं। साख बचाने के नाम 
पर कहीीं पाांच, कहीीं दस तो 
अधिकतम बीस हजार रुपए 
के ऋण वितरण कर इतिश्री 
की जा रही है। किसान को दी 
जाने वाली यह ऊंट के मुंह मेें 
जीरे के समान राशि, सरकार 
के उन बड़़े-बड़़े वादोों की हवा 
निकालने के लिए पर्याप्त है। 

सत्ता के गलियारोों मेें बैठे वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियोों द्वारा रचे जा रहे इन ‘झूठ के पुलोों’ 

का हिसाब जल्द ही जनता के 
सामने होगा। सरकारेें तो पाांच 
साल के लिए आती हैैं, लेकिन 
प्रशासनिक अधिकारियोों को 
यह भूलना नहीीं चाहिए कि 
फाइलेें कभी मरती नहीीं हैैं। सत्ता 

परिवर््तन के बाद जब इन फाइलोों की धूल झाड़़ी जाएगी, 
तो आरटीआई के आईने मेें इन अधिकारियोों के ‘आंकड़ों के 
खेल’ और लंबित राशियोों का कड़वा सच जनता के सामने 
होगा। तब जवाब देना और भी भारी पड़़ेगा।

आरटीआई के आईने मेें दिखेगा ‘झूठ का पुलिदंा’ 

बालोतरा, सहकारी भूमि विकास 
बैैंक मेें प्रशासनिक फेरबदल के 
तहत सहायक रजिस्ट्रा र स्तर के 
अधिकारी दलपत दान (मूलतः 
बालेवा, बाड़मेर) ने सचिव पद 
का पदभार संभाल लिया है। 
बालोतरा पीएलडीबी मेें सचिव 
पद पर हमेशा से गृह जिले के 
अधिकारियोों का दबदबा रहा 
है, और उनकी नियुक्ति को भी 
इसी का हिस्सा माना जा रहा है। 
अपने कार््यकाल के दौरान 
दलपत दान कई संवेदनशील 
पदोों पर रह चुके हैैं। वर््ष 2022 
मेें जोधपुर अतिरिक्त रजिस्ट्रा र 
कार्यालय मेें तैनाती के समय 

पैक्स-लैम्पस कार््ममिकोों के 
नियमितीकरण और अनुमोदन 
प्रक्रिया मेें उनकी भूमिका काफी 
चर््चचित और विवादित रही थी। 
इसके बाद निरीक्षक से सहायक 
रजिस्ट्रा र पद पर पदोन्नत होकर 
वे राजफैड, जोधपुर मेें क्षेत्रीय 
अधिकारी बने। 
बीच मेें विभागीय स्तर पर 
एपीओ रहने के बाद अब वे 
वापस अपने गृह जिले लौटे हैैं। 
गृह जिले के इस महत्वपूर््ण 
पद पर उनकी तैनाती के बाद, 
दीर््घकालीन ऋण (एलटी 
सेक्टर) के ज़रिए सहकारिता के 
उद्देश्ययों को पूरा करने की उनकी 
कार््यशैली पर सभी की नज़रेें 
टिकी रहेेंगी।
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जोधपुर | राजस्थान के सहकारी 
आंदोलन का इतिहास जितना गौरवशाली 
रहा है, वर््तमान कार््य-परिदृश्य उतना ही 
निराशाजनक और चितंाजनक बनता 
जा रहा है। प्रदेश मेें केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों (सीसीबी) के अधीन ग्राम सेवा 
सहकारी समितियोों (पैक्स) के माध्यम से 
नए किसान सदस्ययों को बाांटे जाने वाले 
अल्पकालीन फसल ऋणोों की जमीनी 
हकीकत दावोों से कोसोों दरू है। जोधपुर 
खंड के अंतर््गत आने वाले छह जिलोों— 
जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर 
और सिरोही—मेें इस वित्तीय वर््ष के 
खरीफ सीजन के दौरान नए किसानोों को 
ऋण वितरण के आंकड़़े इस व्यवस्था की 
पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैैं। वर््ष 2019 
के पश्चात एपेक्स बैैंक द्वारा लागू की गई 
एफआईजी पोर््टल पद्धति ने सहकारी क्षेत्र 
की मूल आत्मा को ही चोट पहंुचाई है। नब्बे 
के दशक मेें राजस्थान उच्च न्यायालय ने 
अपने एक ऐतिहासिक निर््णय मेें स्पष्ट 
रूप से रेखाांकित किया था कि “सहकारी 
समिति की स्वायत्तता सर्वोपरि है।” 
लेकिन, वर््तमान व्यवस्था मेें सहकारिता 
के नियमोों और उच्च न्यायालय की उस 

ऐतिहासिक भावना को ताक पर रख 
दिया गया है। जब पैक्स स्तर से किसान 
की भूमिधारिता की उपलब्धता के आधार 
पर उसकी पूरी साख सीमा (एमसीएल) 
स्वीकृत कर वितरक बैैंक को भेजी जाती 

है, तब सीसीबी प्रबंधन स्तर पर नाममात्र 
की राशि का ही फसली ऋण मुहैया 
करवाया जा रहा है। यह सीधे तौर पर 
किसानोों के अधिकारोों और समितियोों 
की स्वायत्तता पर कुठाराघात है। 

 सहकारी फसली ऋण वितरण का सच: कागजी दावोों और पोर््टल प्रणाली 
के मकड़जाल मेें उलझा सहकारी आंदोलन का त्रिस्तरीय ढाांचागत तंत्र

विशेषज्ञ की राय (एक्सपर््ट व्यू) : सुधार की सख्त जरूरत?
यदि जोधपुर खंड के इन छह जिलोों के नए किसानोों को समय पर और उनकी 
पूरी पात्रता के अनुसार अल्पकालीन फसल ऋण नहीीं मिला, तो अन्नदाता 
एक बार फिर महाजनोों और निजी साहूकारोों के चंगुल मेें फंसने को मजबूर हो 
जाएगा। सरकार और सहकारिता विभाग को चाहिए कि वे एफआईजी पोर््टल की 
जटिलताओ ंको दरू करेें, उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलोों की अनुपालना 
सुनिश्चित करते हुए पैक्स की स्वायत्तता बहाल करेें, और सीसीबी प्रबंधनोों की 
मनमानी पर अंकुश लगाएं, अन्यथा कागजी सहकारिता का यह मॉडल किसानोों 
के लिए केवल छलावा बनकर रह जाएगा।

आंकड़ों की जुबानी: व्यवस्था की लाचारी और खोखले दावे
इन आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर सहकारिता तंत्र की नस-नस मेें फैली बीमारियाां साफ नजर आती हैैं:

जैसलमेर जिले मेें 7,508 किसानोों ने नए ऋण के लिए पंजीकरण कराया। 
पैक्स स्तर पर 3,165 और शाखा स्तर पर 2,368 आवेदन स्वीकृत भी हुए, 
लेकिन जब बात वास्तविक ऋण संस्वीकृति और वितरण की आई, तो आंकड़़ा 
महज 14 ऋणोों पर सिमट गया और डीएमआर सृजन शून्य (0) रहा। वहीीं 39.94 
करोड़ रुपये की भारी-भरकम साख सीमा (एमसीएल) की माांग के मुकाबले 
वितरित राशि 0 (शून्य) रही। यह जैसलमेर के किसानोों के साथ एक भयंकर 
मजाक और सहकारिता विभाग की पूरी तरह से नाकामी को दर्शाता है। 

जालोर सीसीबी मेें 13.34 करोड़ रुपये की 
माांग के एवज मेें मात्र 59 लाख रुपये (0.59 
करोड़) ही स्वीकृत हुए। बाड़मेर सीसीबी मेें 
22.61 करोड़ रुपये की बड़़ी साख सीमा 
के मुकाबले केवल 66 लाख रुपये (0.66 
करोड़) की ही राशि स्वीकृत हो पाई। 
यह इस बात का प्रमाण है कि कागजोों मेें 
किसानोों के पंजीकरण का बड़़ा आंकड़़ा तो 
दिखाया जा रहा है, लेकिन बैैंकोों के स्तर पर 
फाइलेें दबा दी जाती हैैं। 

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार 
त्रिस्तरीय ढाांचा है— शीर््ष स्तर पर एपेक्स 
बैैंक, मध्य स्तर पर केें द्रीय सहकारी 
बैैंक (सीसीबी), और तृणमूल स्तर पर 
ग्राम सेवा सहकारी समितियाां (पैक्स)। 
लेकिन आज यह ढाांचा ऊपर से नीचे तक 
तानाशाही और तकनीकी पेचीदगियोों के 
बोझ तले दब चुका है। 

तुलनात्मक रूप से जोधपुर 
सीसीबी मेें 18.67 करोड़ की 
माांग पर 5.72 करोड़, पाली मेें 
5.57 करोड़ पर 1.24 करोड़ और 
सिरोही मेें 5.73 करोड़ पर 1.47 
करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। 
हालाांकि, ये आंकड़़े भी किसानोों की 
वास्तविक आवश्यकता और कुल 
स्वीकृत साख सीमा के मुकाबले 
बहुत कम हैैं।

त्रिस्तरीय ढाांचागत व्यवस्था 
और वर््तमान कार््य-परिदृश्य 

पर संकट के बादल

पोर््टल प्रणाली बनी बाधा: एफआईजी 
पोर््टल पद्धति ने पारदर््शशिता लाने के 
नाम पर किसानोों और समितियोों 
के बीच एक ऐसी दीवार खड़़ी कर 
दी है, जहाां हर स्तर पर फाइलेें 
अटक रही हैैं। समितियोों के प्रस्तावोों 
को सीसीबी स्तर पर अनावश्यक 
रूप से लंबित रखा जाता है। 
स्वायत्तता का हनन: पैक्स समितियोों 
को अपने स्तर पर निर््णय लेने का 
अधिकार नहीीं बचा है। बैैंक प्रबंधन 
अपनी मनमानी और वित्तीय सीमाओ ं
का हवाला देकर किसानोों को उनकी 
पात्रता से मीलोों दरू रख रहा है। 

जैसलमेर सीसीबी का शून्य निष्पादन (जीरो परफॉर्ममेंस): 

जालोर और बाड़मेर 
की दयनीय स्थिति

जोधपुर, पाली और 
सिरोही की आंशिक राहत

बीमा कंपनियोों की ‘चाांदी’ और आपदा मेें क्लेम का ‘क्लेश’  
प्रीमियम तो पूरा वसूला, पर क्लेम के नाम पर मिला ठेें गा!

​जयपुर | प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजना के आंकड़ों की जब परतेें 
उघड़ीं, तो खेती-किसानी के नाम 
पर चल रहे इस ‘कारोबार’ का ऐसा 
वीभत्स सच सामने आया है जिसे 
देखकर बीमा कंपनियोों की तिजोरी 
की चमक और किसानोों के माथे की 
सिलवटेें दोनोों साफ दिखाई देती 
हैैं।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 
(PMFBY) के तहत संसद मेें पेश 
किए गए ताजा आंकड़़े इस बात 
की गवाही दे रहे हैैं कि राजस्थान मेें 
पिछले 5 वर्षषों (2021-22 से 2025-
26) के दौरान बीमा कंपनियोों के 
पास प्रीमियम के रूप मेें जो खजाना 
बरसा है, उसके मुकाबले किसानोों 
को मुआवजे के नाम पर महज ‘ऊंट 
के मुंह मेें जीरा’ ही हाथ लगा है। 
आंकड़ों की गवाही कहती है कि 
राजस्थान मेें कुल मिलाकर कुल 
प्रीमियम (किसानोों का हिस्सा + राज्य 
सरकार का हिस्सा + केें द्र सरकार 
का हिस्सा मिलाकर) ₹26,757.63 
करोड़ (लगभग 26,758 करोड़ 
रुपये) बीमा कंपनियोों की झोली 

मेें डाला गया।इसके एवज मेें बीमा 
कंपनियोों ने पूरे राज्य के किसानोों 
को कुल मिलाकर मात्र ₹18,189.16 
करोड़ का बीमा क्लेम ही वितरित 
किया।यानी, कुल जमा प्रीमियम के 
मुकाबले बीमा कंपनियोों को औसत 
रूप से केवल 67.98% (लगभग 
68%) ही क्लेम राशि के रूप मेें 
वापस चुकाना पड़़ा। बाकी के 32% 
से अधिक यानी लगभग 8,568 
करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा सीधे 
तौर पर बीमा कंपनियोों के कॉर्पोरेट 
खातोों मेें समा गया। इसे कहते हैैं— 
“फसल मरे किसान की, मौज उड़़े 
कम्पनी की!”

कागजोों के घोड़़े और धरातल की सच्चाई आपदा किसानोों की, मुनाफा कंपनियोों का!
रिपोर््ट चीख-चीख कर कह रही है कि फसल बीमा 
योजना के नाम पर किसानोों की जेब से प्रीमियम 
खीींचने का खेल तो बड़़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन 
जब बात आपदा मेें अन्नदाता के आंसुओ ंको पोछने 
की आती है, तो बीमा कंपनियोों के खजाने के दरवाजे 
बहुत मुश्किल से खुलते हैैं। राजसमंद जैसे जिले मेें 
जहाां महज 5.46% क्लेम मिला हो, या दौसा-अलवर 
जैसे जिलोों मेें 17% से 23% तक ही राहत पहंुची हो, 
वहाां इस योजना की सफलता पर बड़़े सवाल खड़़े 
होते हैैं। क्या बीमा कंपनियाां सिर््फ  मुनाफा कमाने का 
जरिया बनकर रह गई हैैं? सरकार और प्रशासन को 
इस पर गंभीर चितंन करने की सख्त जरूरत है।

अन्नदाता आसमान की तरफ ताकता है—कभी सूखे 
की मार, कभी ओलावृष्टि, तो कभी बेमौसम बारिश। खेत 
मेें फसल बर्बाद होती है तो किसान कर््ज के दलदल मेें 
धंसता चला जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा 
योजना के इस ‘गणित’ मेें बीमा कंपनियोों के वारे-न्यारे 
हो रहे हैैं। प्रीमियम की एक-एक पाई बैैंकोों से सीधे काट 
ली जाती है, चाहे फसल उगी हो या पूरी तरह चौपट हो 
गई हो। और जब क्लेम देने की बारी आती है, तो कागजी 
खानापूरी, गिरदावरी के पेेंच और तमाम तकनीकी अड़़ंगे 
लगाकर दावोों को या तो खारिज कर दिया जाता है 
या फिर काट-छाांट कर ऐसा सुखा दिया जाता है कि 
किसान खुद को ठगा सा महसूस करे।

फसल बीमा का ‘गणित’:

तिजोरी भरी, हाथ खाली: पिछले 5 वर्षषों मेें बीमा कंपनियोों के खातोों मेें ₹26,757.63 
करोड़ का भारी-भरकम प्रीमियम बरसा, लेकिन अन्नदाताओ ंको मुआवजे के नाम पर 
सिर््फ  ₹18,189.16 करोड़ ही थमाए गए।
​मुनाफे की बहार: कुल प्रीमियम का 32% हिस्सा (लगभग ₹8,568 करोड़) सीधा 
कंपनियोों के मुनाफे मेें गया, जिससे साबित होता है कि फसल चाहे किसान की मरे, 
मलाई कंपनियाां ही खाती हैैं।
​जबरन वसूली बनाम कंजूसी: बैैंकोों से प्रीमियम की एक-एक पाई समय पर काट ली 
जाती है, लेकिन जब आपदा मेें राहत देने की बारी आती है, तो कागजी अड़़ंगोों और 
तकनीकी पेचीदगियोों का बहाना बना दिया जाता है।

प्रीमियम से भरी तिजोरी, क्लेम के नाम पर सिर््फ  मजबूरी!

26,758 करोड़ का प्रीमियम, क्लेम सिर््फ  68%: कागजी अड़़ंगोों और तकनीकी पेेंच मेें उलझा अन्नदाता का हक

सहकारी महकमोों मेें हाजिरी का अजब खेल: अधिकारी जेब 
मेें लेकर घूम रहे अटेेंडेेंस रजिस्टर, देनी पड़़ी सख्त चेतावनी!

जयपुर।सहकारिता विभाग मेें इन 
दिनोों सब कुछ ठीक नहीीं चल 
रहा है। विभाग के भीतर चल रहे 
‘अनोखे कारनामोों’ को देखकर तो 
यही लगता है कि यहााँ कानून और 
नियमोों से ज्यादा साहबोों की मर्जी ही 
सर्वोपरि है। आलम यह है कि विभाग 
के अधिकारी अपनी उपस्थिति दर््ज 
कराने के लिए भी सहकारी दफ्तर के 
नियमोों को ठेें गा दिखाने से बाज नहीीं 
आ रहे हैैं। ताजा मामला सामने आने 
के बाद शासन सचिव को खुद मैदान 
मेें उतरकर कड़़े आदेश जारी करने 
पड़़े हैैं।​विभाग के संज्ञान मेें आया है 
कि कई कार्यालयोों मेें अधिकारी और 
कर््मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक 
अलग-अलग अटेेंडेेंस रजिस्टर चला 
रहे हैैं। हद तो तब हो गई जब कुछ 
साहबान अपनी उपस्थिति वाली 
हाजिरी पुस्तिका को दफ्तर के 
काउंटर या रिकॉर््ड मेें रखने के बजाय 
अपने साथ जेब या बैग मेें लेकर 
घूम रहे हैैं।​विभाग के मुखिया और 
शासन सचिव डॉ. समित शर्मा तक 

जब यह अजीबोगरीब वाकया पहँुचा, 
तो उनके भी कान खड़़े हो गए। बार-
बार सख्त निर्देश देने के बावजूद इस 

मनमानी पर रोक नहीीं लग पा रही थी, 
जिसे विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था 
की ‘घोर अवहेलना’ माना है। 

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए एक ही अनिवार््य रजिस्टर कार्यालय मेें रखने के निर्देश

​अब एक ही रजिस्टर, वरना खैर नहीीं!
इस  लचर रवैये पर कड़़ा रुख अपनाते हुए शासन सचिव एवं 
सहकारिता रजिस्ट् रार ने विभाग के समस्त कार्यालयोों के लिए 
नया फरमान जारी किया है। आदेश मेें साफ कर दिया गया है कि 

​एक दफ्तर, एक रजिस्टर: अब विभाग के हर कार्यालय मेें 
अधिकारियोों और कर््मचारियोों के लिए केवल एक ही उपस्थिति 
पंजीका संधारित होगी, जो उसी कार्यालय मेें सुरक्षित रखी जाएगी। 

जेब मेें नहीीं, टबेल पर दिखेगी हाजिरी: कोई भी अधिकारी अपने साथ 
अलग से व्यक्तिगत रजिस्टर रखकर हाजिरी दर््ज नहीीं कर सकेगा। 
​गाज गिरेगी जिम्मेदारोों पर: यदि अब आदेश की अवहेलना हुई, तो संबंधित 
कार्यालय अध्यक्ष के खिलाफ नियमानुसार सख्त से सख्त अनुशासनात्मक 
कार््रवाई की जाएगी।
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​एक तरफ सरकार 
सरकारी तंत्र मेें 

पारदर््शशिता और डिजिटल 
वर््क  कल्चर (राज-काज) 
को बढ़़ावा देने की बात 

करती है, वहीीं दसूरी 
सहकारिता विभाग के 

नुमाइंदोों का यह हाल है 
कि वे साधारण उपस्थिति 

रजिस्टर को भी दफ्तर 
मेें स्थिर रखने को तैयार 
नहीीं हैैं। महकमे मेें चर्चा 

का विषय यही है कि जब 
अधिकारी खुद अपनी 

हाजिरी छिपाकर जेब मेें 
रखेेंगे, तो आम जनता 
के कामोों मेें पारदर््शशिता 

की उम्मीद भला 
किससे की जाए?

सहकारी आंदोलन 
का हाल बेहाल 

×æÚUßæÇ¸ ·¤æ ç×˜æ ÙðÅUß·¤ü
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, प्रदेश मेें सहकारिता आंदोलन 
को सुदृढ़ करने और सरकारी संस्थाओ ं
को वित्तीय रूप से स्वावलंबी बनाने 
के लिए भले ही बड़़े-बड़़े अभियान 
चलाए जा रहे होों, लेकिन जमीनी स्तर 
पर इनकी पालना किस कदर हो रही 
है, इसकी बानगी सहकारिता विभाग 
के अपने ही आदेशोों की अवहेलना से 
साफ झलकती है। विभाग द्वारा कड़़े 
दिशा-निर्देश और विशेष अभियान 
चलाने के बावजूद आज भी जोधपुर 
खंड सहित प्रदेश के कई हिस्ससों मेें 
अधिकाांश सहकारी संस्थाओ ं (पैक्स-
लैम्पस से लेकर क्रय-विक्रय सहकारी 
समितियोों तक) के वित्तीय खाते केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें संचालित होने के 
बजाय अन्य व्यावसायिक एवं निजी 
बैैंकिंग सेक्टरोों मेें धड़ल्ले से चल रहे 
हैैं। ​सहकारी संस्थाओ ंके पैसोों का लेन-
देन वापस सहकारिता के दायरे मेें लाने 
के दावोों की पोल हाल ही मेें सामने आई 
अंकेक्षण (ऑडिट) रिपोर््ट ट््स ने खोल दी 
है। आरटीआई एक्ट के तहत प्राप्त 
जानकारी के अनुसार, गत दिनोों जब 
भीनमाल तथा जालोर की क्रय-विक्रय 
सहकारी समितियोों (केवीएसएस) की 
ऑडिट रिपोर््ट निकाली गई, तो उसमेें 
चौौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि 
इन दोनोों महत्वपूर््ण समितियोों के संपूर््ण 
खाते केें द्रीय सहकारी बैैंक मेें संचालित 

होने के बजाय अन्य बैैंकिंग सेक्टरोों मेें 
चल रहे हैैं।ठीक इसी प्रकार की स्थिति 
पाली केें द्रीय सहकारी बैैंक की सादड़़ी 
शाखा के कार््यक्षेत्र मेें भी देखने को 

मिल रही है। यहााँ क्षेत्र के अंतर््गत आने 
वाली पैक्स के तमाम खाते भी सीसीबी 
के स्थान पर अन्य बैैंकिंग सेक्टरोों मेें 
संचालित किए जा रहे हैैं।

अभियान के बाद भी अधिकाांश सहकारी संस्थाओ ंके खाते 
अन्य बैैंकोों मेें संचालित, व्यवस्था पर खड़़े हुए सवाल

म्हारो खातो म्हारो बैैंक” अभियान और विभागीय सख्ती
​सहकारी संस्थाओ ंके खातोों को अन्य बैैंकोों से हटाकर वापस जिला केें द्रीय 
सहकारी बैैंकोों मेें लाने के उद्देश्य से कार्यालय रजिस्ट् रार सहकारी समितियााँ, 
राजस्थान, जयपुर द्वारा 1 जनवरी 2025 से एक अभिनव पहल “म्हारो खातो 
म्हारो बैैंक” अभियान का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार के “सहकार से 
समृद्धि” विजन और “एक सब के लिए एवं सब एक के लिए” की विचारधारा 
के तहत यह कदम उठाया गया था।  ​रजिस्ट् रार मंजू राजपाल द्वारा जारी आदेशोों 
मेें स्पष्ट किया गया था कि राज्य की समस्त प्राथमिक दगु्ध सहकारी समितियोों, 
दगु्ध संघोों, उपभोक्ता होलसेल भंडारोों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियोों, अर््बन 
कोऑपरेटिव बैैंकोों और प्राथमिक भूमि विकास बैैंकोों से लेकर पैक्स तक अपने 
सभी चालू एवं बचत खाते संबंधित जिला केें द्रीय सहकारी बैैंकोों मेें ही खोलना 
सुनिश्चित करेें। इसके लिए फरवरी 2025 तक के अलग-अलग चरण भी तय 
किए गए थे और उप रजिस्ट् रार व सहायक रजिस्ट् रार स्तर पर नोडल अधिकारी 
नियुक्त कर साप्ताहिक मॉनिटरिगं के निर्देश दिए गए थे।

”म्हारो खातो म्हारो बैैंक” अभियान की फरवरी 2025 की निर्धारित 
डेडलाइन बीत जाने के बावजूद, जुलाई 2026 मेें भी दगु्ध संघ, 

कॉन्फे ड, राजफेड और उपभोक्ता भंडारोों के खाते पूरी तरह केें द्रीय सहकारी 
बैैंकोों मेें नहीीं खुल पाए हैैं।​सबसे बड़़ी विडंबना यह है कि खुद सहकार भवन 
मेें कार््यरत अधिकारियोों और कर््मचारियोों के वेतन खाते भी सहकारी बैैंकोों के 
बजाय निजी बैैंकोों मेें संचालित हो रहे हैैं। आमेरा ने इसे केें द्रीय सहकारिता मंत्री 
अमित शाह के “सहकारिता से सहकार” संकल्प के साथ धोखा बताया है।​जब 
तक सहकारी संस्थानोों और विभागीय कर््ममियोों का पैसा सहकारी बैैंकोों मेें नहीीं 
आएगा, तब तक “सहकार से समृद्धि” का सपना पूरा नहीीं हो सकता। उन्हहोंने 
शासन सचिव और रजिस्ट् रार से प्रमुख माांग की है कि सहकार भवन स्थित सभी 
संस्थानोों और कर््ममियोों के खाते तत्काल अपैक्स बैैंक या सीसीबी (CCB) मेें 
स्थानाांतरित किए जाएं ​— सूरज भान सिहं आमेरा, सहकार नेता

88 कस्टम हायरिगं केें द्र की 
प्रशासनिक स्वीकृतियाां जारी

जयपुर । राजस्थान सरकार ने राज्य 
मेें कृषि को आधुनिक बनाने के 
उद्देश्य से वित्तीय वर््ष 2025-26 के 
तहत 88 कस्टम हायरिगं सेेंटरोों की 
स्थापना को प्रशासनिक स्वीकृति 
दे दी है। इसके जरिए बाांसवाड़ा, 
सिरोही और बाड़मेर समेत विभिन्न 
जिलोों की ग्राम सेवा और क्रय-
विक्रय सहकारी समितियोों के 
माध्यम से किसानोों को सस्ती दर 
पर आधुनिक कृषि यंत्र और ट््ररै क्टर 
किराए पर मिल सकेें गे। प्रत्येक 
केें द्र की लागत 10 लाख रुपये तय 

की गई है, जिस पर 8 लाख रुपये 
तक का अनुदान सीधे मिलेगा, 
जबकि बैैंक से 8 प्रतिशत ब्याज 
पर 9 लाख रुपये तक का ऋण भी 
उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत 
केें द्ररों को 3 महीने के भीतर उपकरण 
खरीदकर संचालन शुरू करना 
अनिवार््य होगा। किसानोों को यंत्र 
किराए पर लेने के लिए राज किसान 
कस्टम हायरिगं ऐप से ऑनलाइन 
बुकिंग करनी होगी। इसके अलावा 
1 लाख रुपये से अधिक के 
स्वचालित यंत्ररों मेें जीपीएस और 
एआई आधारित टेलीमेटिक्स किट 
लगाना अनिवार््य किया गया है।
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